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मुकदमों का विरण

सीता सोरने बनाम।

भारत का संघ

(2019 की आपराधि+क अपील संख्या 451) सिसतंबर 20,2023

[डॉ. +नंजय ाई चंद्रचूड़, सीजेआई,

ए. एस. बोपन्ना, एम. एम. सुंदरशे, जे. बी. पारदीाला और मनोज विमश्रा, जे. जे।]

हडेनोट्स

विचार के लिलए विषयःमुद्दा इस बात से संबंधि+त ह ैविक क्या कोई सांसद या वि+ायक सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या 
मतदान करने के लिलए रिरश्वत लेने के लिलए आपराधि+क अभिभयोजन से प्रधितरक्षा का दाा कर सकता ह;ै और पी. ी. नरसिसम्हा रा 
के मामले की शुद्धता के बार ेमें।

भारत का संवि+ान-अनुच्छेद 194 (2)-वि+ान सभा और उसके सदस्यों और सविमधितयों की शविVयां, विशेषाधि+कार, आविद-
पी. ी. नरसिसम्हा रा के मामले में सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या मतदान करने के लिलए रिरश्वत लेने के लिलए विकसी 
सांसद या वि+ायक को आपराधि+क अभिभयोजन से प्रधितरक्षा के संबं+ में मुद्दा-सच्चाईः

आयोसिजत विकया गयाःपी. ी. नरसिसम्हा रा के मामले में बहुमत के दृविZकोण में राजनीधित और सा[जविनक जीन में ईमानदारी के 
संरक्षण के लिलए गंभीर विनविहतार्थ[ हैं-इसके मद्देनजर, पी. ी. नरसिसम्हा रा में बहुमत के दृविZकोण की शुद्धता पर सात न्याया+ीशों 
की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार विकया जाना ह-ैबड़ी पीठ को संदभ[।

न्याधियक अनुशासन-विकसी विनण[य की शुद्धता-पनुर्विचारः

आयोसिजत विकया गयाःन्याधियक अनुशासन की यह स्थिस्र्थर स्थिस्र्थधित ह ैविक केल समान संख्या ाली पीठ ही समान संख्या ाली 
विपछली पीठ द्वारा लिलए गए विचार की शुद्धता पर संदेह करते हुए राय व्यV कर सकती ह-ैयविद ऐसा संदेह व्यV विकया जाता ह,ै 
तो मामले को उस पीठ के समक्ष रखा जा सकता ह ैसिजसमें उस पीठ से बड़ी गणपूर्तित हो जो विनण[य को चुनौती देने ाली र्थी।
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सhच्च न्यायालय की रिरपोर्ट[

[2023] 12 एस सी आर।

शहरों और अन्य
संदभj की सूची

पीी नरसिसम्हा रा बनाम राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) (1998) 4 एस. सी. सी. 626:[1998] 2 एस. सी. आर. 870;
राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) बनाम पी. ी. नरसिसम्हा रा (2001) 9 एस. सी. सी. 249; सेंर्टर फॉर पी. आई. एल. एंड 
ए. एन. आर. ी.भारत सघं (2000) 9 एस. सी. सी. 393; रूपा अशोक हुरा[ बनाम.

अशोक हुरा[ और अन्र। (2002) 4 एससीसी 388:[2002] 2 एससीआर 1006; पशुपधित
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नार्थ सुकुल बनाम नेम चंद्र जैन और अन्य। (1984) 2 एससीसी 404:[1984] 1 एस. सी. आर. 939; म+ुर जेर्टली बनाम 
भारत संघ और अन्य। (1997) 11 एस. सी. सी. 111; कुलविदप नायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2006) 7 
एससीसी 1:[2006] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 1; जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39:[2018] 11 एससीआर 765; कल्पना मेहता 
बनाम भारत सघं (2018) 7 एससीसी 1:[2018] 4 एस. सी. आर. 1-संदर्भिभत।

अन्य मामलों के विरणों में आयाधितत आदेश और आदन शाविमल हैं

आपराधि+क अपील न्यायविनण[यःआपराधि+क अपील सं. 451

2019.

2013 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. संख्या 128 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के विदनांविकत 17.02.2014 के विनण[य और 
आदेश से।

रूपः

राजू रामचंद्रन, रिरष्ठ अधि+Vा, विक सिंसह, कौभिशक लाइक, अक्षय कौभिशक, शशांक धितारी, एम. ी. मकंुुद, राहुल आय[, 
प्रताप शंकर, सुश्री देयानी गपु्ता, सुश्री तन्ी आनंद, अधि+Vा।अपीलार्थw के लिलए।

आर. ेंकर्टरमानी, ए. जी. आई., तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नर्टराज, ए. एस. जी., परमजीत सिंसह पर्टालिलया, सीविनयर 
एड., (ए. सी.), गोपाल शंकरनारायण, सीविनयर एड., सुश्री हर्विषका मा[, दीपांशु कृष्ण, गौरजीत सिंसह पर्टालिलया, मनन डागा, 
सुश्री समरा+ी श्रीास्त, गौर अग्राल, कानू अग्राल, सुश्री धिचनमयी चंद्र, के परमेश्वर, उदय खन्ना, अक्षय अमृतांशु, अनमोल 
चंदन, अंकुर तलार, आनंद ेंकर्टरमानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी ेंकर्टरमानी, विनायक मेहरोत्रा, सुश्री मानसी सूद, धिचतन सिंसह।
फैज़, सुश्री सविता कुमारी, अविमत पन, अधिश्वनी कुमार उपाध्याय, अधिश्वनी कुमार दबेु, सुश्री तान्या श्रीास्त, विशाल सिसन्हा, 
सुश्री भिशानी विज, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधि+Vा।उत्तरदाता के लिलए।
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सhच्च न्यायालय
का विनण[य/आदेश

ओ आर डी ई आर

1. आपराधि+क अपील 2013 की रिरर्ट याधिचका (आपराधि+क) संख्या 128 में झारखंड उच्च न्यायालय के 17 फररी 2014 के 
एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती ह।ै

2. 30 माच[ 2012 को झारखंड राज्य का प्रधितविनधि+त् करने ाले राज्यसभा के दो सदस्यों के लिलए चुना हुआ र्था।अपीलार्थw 
झारखंड मुविV मोचा[ से संबंधि+त वि+ान सभा का सदस्य र्था।एप पेलेंर्ट के लिखलाफ आरोप ह ैविक उसने एक विनद[लीय उम्मीदार से
उसके पक्ष में ोर्ट डालने के लिलए रिरश्वत ली र्थी।हालाँविक, जैसा विक राज्यसभा सीर्ट के लिलए खलेु मतदान से पता चला है, उन्होंने 
कभिर्थत रिरश्वत देने ाले के पक्ष में अपना ोर्ट नहीं डाला और इसके बजाय अपनी ही पार्टw के उम्मीदार के पक्ष में अपना ोर्ट 
डाला।विचारा+ीन चुना के दौर को रद्द कर विदया गया और एक नया चनुा आयोसिजत विकया गया सिजसमें अपीलार्थw ने अपनी ही
पार्टw के उम्मीदार के पक्ष में मतदान विकया।
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3. अपीलार्थw ने आरोप पत्र और उसके लिखलाफ शुरू की गई आपराधि+क काय[ाही को रद्द करने के लिलए उच्च न्यायालय का रुख 
विकया।अपीलार्थw ने संवि+ान के अनुच्छेद 194 (2) के प्रा+ानों पर भरोसा विकया।उच्च न्यायालय ने विाविदत फैसले द्वारा 
आपराधि+क काय[ाही को इस आ+ार पर रद्द करने से इनकार कर विदया विक अपीलार्थw ने कभिर्थत रिरश्वत देने ाले के पक्ष में अपना 
ोर्ट नहीं विदया र्था और इस प्रकार, ह अनुच्छेद 194 (2) के तहत संरक्षण का हकदार नहीं ह।ै4. उच्च न्यायालय के फैसले ने 
त[मान अपील को जन्म विदया ह।ै5. 23 सिसतंबर 2014 को, जब इस न्यायालय के दो न्याया+ीशों की पीठ के समक्ष काय[ाही 
रखी गई, तो न्यायालय का विचार र्था विक चूवंिक विचार के लिलए उत्पन्न होने ाला मुद्दा "पया[प्त और सामान्य सा[जविनक महत् का"
ह,ै इसलिलए इसे इस न्यायालय के तीन न्याया+ीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाविहए।

6. 7 माच[ 2019 को, जब इस न्यायालय के तीन न्याया+ीशों की पीठ ने अपील की सुनाई की, तो उसने नोर्ट विकया विक
अपीलार्थw के लिखलाफ आरोप की गंभीरता यह ह ैविक उसने झारखंड का प्रधितविनधि+त् करने ाले सदस्य के लिलए राज्यसभा चुना 
में एक विशेष उम्मीदार के पक्ष में मतदान करने के लिलए रिरश्वत स्ीकार की र्थी।सर्टीक प्रश्न, जैसा विक तीन न्याया+ीशों की पीठ ने
कहा, पी. ी. नरसिसम्हा रा बनाम राज्य (सी. बी. आई./आई.

सhच्च न्यायालय की रिरपोर्ट[

[2023] 12 एस सी आर।

एसपीई)1. पीठ के दो न्याया+ीशों, न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल और न्यायमूर्तित ए. एस. आनंद ने यह विचार व्यV विकया विक 
अनुच्छेद 105 (2) के तहत और तदनुसार, संवि+ान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत दी गई प्रधितरक्षा उन मामलों में लागू नहीं 
होगी जहां सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या मतदान करने के लिलए रिरश्वतखोरी का आरोप लगाया जाता ह।ैहालाँविक, 
बहुमत का विचार इसके विपरीत र्था।

7. त[मान अपील की सुनाई कर रही तीन-न्याया+ीशों की पीठ का विचार र्था विक "जो प्रश्न उत्पन्न हुआ ह,ै उसके व्यापक 
प्रभा को ध्यान में रखते हुए, उठाए गए संदेह और मुद्दा सा[जविनक महत् का विषय होने के कारण", इसे एक बड़ी पीठ को भेजे 
जाने की आश्यकता ह,ै सिजसे उधिचत माना जा सकता ह।ैतदनुसार, मामले को भारत के मुख्य न्याया+ीश के प्रशासविनक विनद̂शों 
के अनुसार, पांच न्याया+ीशों की इस पीठ के समक्ष रखा गया ह।ै8. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना उधिचत होगा विक पी. 
ी. नरसिसम्हा रा में सै+ाविनक स्थिस्र्थधित की शुद्धता को चुनौती देने के पू[ प्रयासों का फल नहीं विमला ह।ैपी. ी. नरसिसम्हा रा में 
विनण[य की शुद्धता पर साल उठाते हुए इस न्यायालय के पांच न्याया+ीशों की पीठ के समक्ष पनुर्विचार याधिचकाएं (समीक्षा 
याधिचका संख्या 2210-27/1998) दायर की गई।ं 18 जुलाई 2002 को समीक्षा याधिचकाओ ंको राज्य (सी. बी. आई./आई. 
सी. बी. आई.) के रूप में रिरपोर्ट[ की गई समीक्षा याधिचकाओ ंके अंधितम चरण में 177 विदनों की देरी के आ+ार पर खारिरज कर 
विदया गया र्था।

एसपीई) बनाम पी. ी. नरसिसम्हा रा 2.

9. उपरोV के अलाा, संवि+ान के अनुच्छेद 32 (रिरर्ट याधिचका (सिसविल) डायरी संख्या 7490/99) के तहत एक याधिचका 
दायर की गई र्थी, सिजसमें पी. ी. नरसिसम्हा रा में स्थिस्र्थधित की शुद्धता पर घोषणा करने की मांग की गई र्थी।कें द्र में 1 मई 2000 
के एक आदेश द्वारा

पी. आई. एल. और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ 3 के लिलए, इसके तीन न्याया+ीशों की एक पीठ

अदालत ने याधिचका की स्थिस्र्थरता के संबं+ में एक प्रस्तुधित पर ध्यान देते हुए याधिचका को पांच न्याया+ीशों की एक पीठ को भेज 
विदया।आलिखरकार, 18 जुलाई 2002 के एक आदेश द्वारा, रूपा अशोक हुरा[ बनाम मामले के फैसले को देखते हुए याधिचका को 
विचारणीय होने के आ+ार पर खारिरज कर विदया गया।

अशोक हुरा[ और अन्र 4.
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10. अपीलार्थw की ओर से पेश रिरष्ठ अधि+Vा श्री राजू रामचंद्रन ने कहा विक पी. ी. नरसिसम्हा रा (उपरोV) में विनण[य की 
शुद्धता का संदभ[ त[मान मामले के तथ्यों में सख्ती से आश्यक नहीं हो सकता ह।ैश्री रामचंद्रन ने 17 सिसतंबर 2023 को अपनी
लिललिखत दलीलों के सार्थ-सार्थ मौलिखक दलीलों के दौरान कहा विक विकसी भी चनुा लड़ने ाले दल ने पी. ी. नरसिसम्हा रा
(उपरोV) में अनुपात को चुनौती नहीं दी ह।ैइसके विपरीत, यह आग्रह विकया जाता ह ैविक चुना लड़ने ाले पक्ष अनुपात के 
आ+ार पर चनुा लड़ें और सिजस बात का विरो+ करने की मांग की जाती ह ैह विनण[य की प्रयोज्यता ह।ैअपीलार्थw का विचार ह ै
विक पी. ी. नरसिसम्हा रा का विनण[य मामले में पूरी तरह से लागू होता ह।ैहालाँविक, प्रधितादी ने तक[  विदया ह ैविक विनण[य लागू नहीं 
होता ह ैक्योंविक राज्यसभा चुना के लिलए मतदान सदन के परिरसर के बाहर आयोसिजत विकया गया र्था और इसे असहमधित प्रस्ता 
के समान सदन की काय[ाही के रूप में नहीं माना जा सकता ह।ैइस आ+ार पर, श्री रामचंद्रन ने प्रस्तुत विकया ह ैविक संदभ[ की 
आश्यकता नहीं होगी।

11. भारत के महान्यायादी श्री आर. ेंकर्टरमानी, श्री राजू रामचंद्रन से सहमत हैं विक एक संदभ[ आश्यक नहीं ह,ै हालांविक  
त[मान मामले में पी. ी. नरसिसम्हा रा के फैसले के लागू होने पर असहमत हैं।श्री ेंकर्टरमानी के अनुसार, पी. ी. नरसिसम्हा 
रा की शुद्धता उत्पन्न नहीं होती ह ैक्योंविक राज्यसभा के चुना को "सदन की काय[ाही" नहीं माना जा सकता ह।ैश्री ेंकर्टरमानी
मुख्य रूप से इस न्यायालय के विनण[यों पर विनभ[र करते हैंः

(i) पशुपधित नार्थ सकुुल बनाम नेम चंद्र जैन और अन्य; 5 (ii) म+ ुर जेतली बनाम भारत सघं और अन्य 6; और (iii) कुलविदप
नायर और अन्य बनाम भारत सघं और अन्य। 7.

12. उठाए गए मुद्दों के महत्पूण[ आ+ार के अलाा, सिजसे इस आदेश के दौरान र्थोड़ी देर बाद संके्षप में समझाया जाएगा, हम इस
दलील को स्ीकार करने के लिलए इच्छुक नहीं हैं विक पी. ी. नरसिसम्हा रा (उपरोV) में विनण[य की शुद्धता इस मामले में उत्पन्न 
नहीं होती ह।ैसबसे पहले, यह सामान्य आ+ार ह ैविक उच्च न्यायालय का विाविदत विनण[य बहुमत के फैसले पर विनभ[र र्था।

5 (1984) 2 एससीसी 404 6 (1997) 11 एससीसी 111 7 (2006) 7 एससीसी 1
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पी. ी. नरसिसम्हा रा। दसूरा, यह संदेह से पर ेह ैविक बचा स्यं बहुमत के विनण[य पर विनभ[र करता ह।ैइसलिलए, त[मान मामले 
की सनुाई के दौरान पी. ी. नरसिसम्हा रा में बहुमत के फैसले में प्रस्तुत विकए गए दृविZकोण की शुद्धता की जांच की जानी 
चाविहए।

13. यह न्याधियक अनुशासन की एक स्थिस्र्थर स्थिस्र्थधित ह ैविक केल समान शविV की एक पीठ ही समान शविV की एक पू[ पीठ द्वारा 
लिलए गए दृविZकोण की शुद्धता पर संदेह करते हुए एक राय व्यV कर सकती ह।ैयविद इस तरह का संदेह व्यV विकया जाता ह,ै तो 
मामले को उस पीठ के समक्ष रखा जा सकता ह ैसिजसमें उस कोरम से बड़ी कोरम हो, सिजसे फैसले को चुनौती देते हुए घोविषत 
विकया गया र्था।8 यह विन+ा[रिरत करने के बाद विक पी. ी. नरसिसम्हा रा में विनण[य की शुद्धता त[मान मामले में उत्पन्न होती है, 
हमार ेलिलए यह विन+ा[रिरत करना आश्यक हो जाता ह ैविक क्या पी. ी. नरसिसम्हा रा में विनण[य पर प्रर्थम दृZया पुनर्विचार 
आश्यक ह,ै और क्या मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाविहए।
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14. पी. ी. नरसिसम्हा रा में विाद और त[मान मामला, संवि+ान के अनुच्छेद 105 (2) के प्रा+ानों और संवि+ान के समान
प्रा+ान, अनुच्छेद 194 (2) की व्याख्या को बदल देता ह।ैपहला संसद के सदनों के सदस्यों की शविVयों, विशेषाधि+कारों और 
उन्मुविV से संबंधि+त ह,ै जबविक दसूरा राज्य वि+ानमडंलों के सदस्यों को समान प्रधितरक्षा प्रदान करता ह।ै

15. संवि+ान के अनुच्छेद 105 (2) में विनम्नलिललिखत प्रा+ान हैंः

“105(2) संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी विकसी सविमधित में अपने द्वारा कही गई विकसी भी बात या विदए गए विकसी भी
ोर्ट के संबं+ में विकसी भी अदालत में विकसी भी काय[ाही के लिलए उत्तरदायी नहीं होगा, और कोई भी व्यविV संसद के विकसी भी 
सदन द्वारा या उसके अधि+कार के तहत विकसी भी रिरपोर्ट[, पेपर, ोर्ट या काय[ाही के प्रकाशन के संबं+ में ऐसा उत्तरदायी नहीं 
होगा।."

16. अनुच्छेद 105 (2) की भाषा इवंिगत करती ह ैविक संसद सदस्य को संसद या उसकी विकसी सविमधित में "उसके द्वारा कही गई 
विकसी भी बात या विदए गए विकसी भी ोर्ट के संबं+ में" प्रधितरक्षा प्रदान की जाती ह।ै"कुछ भी कहा गया, या कोई भी ोर्ट विदया 
गया" अभिभव्यविV यह मानती ह ैविक उन्मुविV आचरण के संबं+ में जुड़ी हुई ह,ै अर्था[त्, एक ोर्ट जो विदया गया ह ैया एक भाषण जो 
संसद या संसद की विकसी सविमधित में विदया गया ह।ैअभिभव्यविV

8 (2019) 3 एस. सी. सी. 39, पृष्ठ 79 पर अनुच्छेद 10।

759

एस. आई. र्टी. ए. सोरने बनाम भारत सघं 760

“पी. ी. नरसिसम्हा रा में संवि+ान पीठ के समक्ष विचार के लिलए कुछ भी कहने या विदए गए विकसी भी ोर्ट के संबं+ में उत्पन्न 
हुआ। उस मामले में आरोप र्था विक रिरश्वत लेने ालों ने सदन के पर्टल पर अविश्वास प्रस्ता की हार सुविनधिŽत करने के लिलए रिरश्वत
ली र्थी।उपरोV अभिभव्यविV का विश्लेषण करते हुए, न्यायमूर्तित एस. पी. भरुचा ने यह विचार रखा विक अनुच्छेद 105 (2) की 
व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाविहए ताविक संसद सदस्यों को अदालत की काय[ाही से बचाया जा सके जो संसद में उनके 
द्वारा कही गई विकसी भी बात या ोर्ट से संबंधि+त ह ैया संबंधि+त ह ैया सिजसका संबं+ या संबं+ ह ै(पृष्ठ 729 पर अनुच्छेद 133)।
न्यायमूर्तित भरुचा का विचार र्था विक कभिर्थत सासिजश/रिरश्वत और अनापलित्त प्रस्ता के बीच सांठगांठ स्पZ र्थी, आरोप यह र्था विक 
कभिर्थत रिरश्वत लेने ालों को संसद में अनापलित्त प्रस्ता की हार सुविनधिŽत करने के लिलए रिरश्वत विमली र्थी।

17. उस मामले में भारत के अर्टॉनw जनरल ने संवि+ान पीठ के समक्ष आग्रह विकया र्था विक हालांविक "के संबं+ में" शब्दों का 
व्यापक अर्थ[ होना चाविहए, लेविकन संवि+ान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत संरक्षण उन अदालती काय[ाही तक सीविमत ह ैजो 
विदए गए भाषण या विदए गए ोर्ट या उससे उत्पन्न होने ाली विकसी भी चीज़ को बाधि+त करती ह।ैयह देखते हुए विक संरक्षण का 
उद्देश्य संसद सदस्यों को संसद में अपने मन की बात कहने और जाबदेह बनाए जाने के डर के विबना उसी तरह से मतदान करने
में सक्षम बनाना र्था, न्यायमूर्तित एस. पी. भरुचा के फैसले में विनम्नलिललिखत विर्टप्पभिणयां शाविमल हैं (अनुच्छेद 136 पृष्ठ। 730):

“… यह पया[प्त नहीं ह ैविक सदस्यों को दीानी कार[ाई और आपराधि+क काय[ाही से बचाया जाना चाविहए, सिजसकी कार[ाई का 
कारण उनका भाषण या उनका ोर्ट ह।ैसदस्यों को संसदीय बहसों में विनडरता से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिलए, सदस्यों को 
उन सभी दीानी और आपराधि+क काय[ाही के लिखलाफ प्रधितरक्षा की व्यापक सुरक्षा की आश्यकता होती ह ैजो उनके भाषण या
ोर्ट के सार्थ संबं+ रखते हैं।यही कारण ह ैविक कोई सदस्य "अपने द्वारा कही गई विकसी भी बात या विदए गए विकसी भी ोर्ट के 
संबं+ में विकसी भी अदालत में विकसी भी काय[ाही के लिलए उत्तरदायी नहीं ह।ै"अनुच्छेद 105 (2) में यह नहीं कहा गया ह ैविक 
यविद विद्वान महान्यायादी सही होते तो यह होता विक कोई सदस्य जो कुछ भी कहा ह ैया उसने कैसे मतदान विकया ह,ै उसके 
लिलए उत्तरदायी नहीं ह।ैत[मान अभिभयोजन पक्ष पर ऐसा कोई उदे्दश्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए, विकसी ऐसे सदस्य की 
परिरकल्पना करना मुस्थिश्कल नहीं ह ैसिजसने भाषण विदया हो या ऐसा ोर्ट डाला हो जो उन शविVयों को पसंद न हो जो अभिभयोजन 
पक्ष द्वारा यह आरोप लगाते हुए परशेान की जा रही हों विक ह पक्षकार र्था।
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संसद में एक विनधिŽत परिरणाम प्राप्त करने के लिलए एक समझौता और सासिजश और उसे रिरश्वत दी गई र्थी।."

18. विद्वान न्याया+ीश ने कहा विक ह कभिर्थत रिरश्वत लेने ालों द्वारा विकए गए अपरा+ की गंभीरता से अगत रे्थ और उन्हें जो 
लाभ विमला ह,ै उसके कारण उन्होंने सरकार को जीवित रहने में सक्षम बनाया।लेविकन फैसले में कहा गया, "हमार ेगुस्से की भाना
से हमें संवि+ान को संकुधिचत करने के लिलए प्रेरिरत नहीं होना चाविहए, सिजससे प्रभाी संसदीय भागीदारी और बहस की गाररं्टी 
बाधि+त हो।” हालाँविक, यह ध्यान देने योग्य नहीं ह ैविक उपरोV विर्टप्पभिणयों के बाजूद, बहुमत का विचार र्था विक रिरश्वत लेने ालों 
को शाविमल करने ाली प्रधितरक्षा ने मामले में एक विशेष सांसद (श्री अजीत सिंसह) की रक्षा नहीं की, क्योंविक अंततः, उन्होंने 
अविश्वास प्रस्ता में अपना ोर्ट नहीं डाला।

19. न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल के फैसले में पी. ी. नरसिसम्हा रा में दो न्याया+ीशों के विपरीत दृविZकोण को स्पZ विकया गया 
र्था।विद्वान न्याया+ीश ने कहा विक "के संबं+ में" अभिभव्यविV को उसके सही परिरप्रेक्ष्य में समझना होगा।अल्पसंख्यकों ने माना विक 
संवि+ान के अनुच्छेद 105 (2) का उदे्दश्य और उदे्दश्य संसद सदस्यों को स्तंत्र रूप से बोलने या परिरणामों के डर के विबना 
अपना ोर्ट डालने में सक्षम बनाना है, एक ऐसी व्याख्या जो संसद सदस्यों को कानून से ऊपर रखती है, संसदीय लोकतंत्र के 
स्स्र्थ कामकाज के लिलए प्रधितकूल होगी।इस संदभ[ में, न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल (दो न्याया+ीशों की ओर से बोलते हुए) और 
न्यायमूर्तित एस. पी. भरुचा (दो न्याया+ीशों की ओर से बोलते हुए) के विचारों में भिभन्नता विनम्नलिललिखत उद्धरण (पृष्ठ 673 पर 
पैराग्राफ 47) से सामने आती हःै

“47. जैसा विक पहले उले्लख विकया गया है, अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रदत्त प्रधितरक्षा का उद्देश्य व्यविVगत वि+ायकों की 
स्तंत्रता सवुिनधिŽत करना ह।ैसंवि+ान में अपनाई गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के स्स्र्थ संचालन के लिलए ऐसी स्तंत्रता 
आश्यक ह।ैसंसदीय लोकतंत्र संवि+ान की मूल संरचना का एक विहस्सा ह।ैअनुच्छेद 105 (2) के प्रा+ानों की व्याख्या जो 
संसद सदस्य को अपने द्वारा कही गई विकसी भी बात या संसद या उसकी विकसी सविमधित में उसके द्वारा विदए गए ोर्ट के संबं+ में 
रिरश्वतखोरी के अपरा+ के लिलए आपराधि+क अदालत में अभिभयोजन से प्रधितरक्षा का दाा करने में सक्षम बनाएगी और इस तरह 
ऐसे सदस्यों को काननू से ऊपर रखेगी, न केल संसदीय लोकतंत्र के स्स्र्थ कामकाज के लिलए प्रधितकूल होगी, बस्थिल्क कानून के 
शासन के लिलए भी प्रधितकूल होगी जो 761 ह।ै

सीता सोरने बनाम भारत सघं 762

यह संवि+ान की मूल संरचना का एक अविनाय[ विहस्सा भी ह।ैयह तय काननू ह ैविक संै+ाविनक प्रा+ानों की व्याख्या करते समय
अदालत को एक ऐसा विनमा[ण अपनाना चाविहए जो संवि+ान की मूलभूत विशेषताओ ंऔर मूल संरचना को मजबूत कर।े
(देलिखएःन्याधियक जाबदेही पर उप-सविमधित बनाम भारत संघ [(1991) 4 एस. सी. सी. 699] पी.719.) अनुच्छेद 105 (2) 
में "कुछ भी कहा गया या कोई ोर्ट विदया गया" शब्दों से पहले "के संब+ं में" अभिभव्यविV होती ह।ै"कुछ भी कहा गया या कोई भी 
ोर्ट विदया गया" शब्दों का अर्थ[ केल ह भाषण हो सकता ह ैजो पहले ही विदया जा चुका ह ैया एक ोर्ट जो पहले ही विदया जा 
चुका ह।ैइसलिलए, दाधियत् से प्रधितरक्षा केल तभी लागू होती ह ैजब कोई भाषण विदया गया हो या ोर्ट विदया गया हो।ऐसे मामले में 
प्रधितरक्षा उपलब्+ नहीं होगी जहां भाषण नहीं विदया गया ह ैया ोर्ट नहीं विदया गया ह।ैजब कोई पू[ समझौता होता ह ैसिजसके तहत
संसद के विकसी सदस्य को बोलने के अपने अधि+कार का प्रयोग करने या सदन के समक्ष विचार के लिलए आने ाले मामले पर एक
विशेष तरीके से अपना ोर्ट देने के लिलए अै+ विचार प्राप्त होता है, तो दो संभावित स्थिस्र्थधितयां हो सकती हैं।एक ऐसा समझौता हो
सकता ह ैसिजसके तहत कोई सदस्य अै+ रूप से अनुदान स्ीकार करता ह ैऔर संसद में नहीं बोलने या संसद में अपना ोर्ट 
नहीं देने के लिलए सहमत होता ह।ैअनुच्छेद 105 (2) के तहत दी गई प्रधितरक्षा ऐसे सदस्य के लिलए उपलब्+ नहीं होगी और ह 
आपराधि+क अदालत में रिरश्वत के आरोप में मुकदमा चलाने के लिलए उत्तरदायी होगा।स्थिस्र्थधित क्या होगी यविद समझौता यह ह ैविक
भगुतान विकए गए या ादा विकए गए अै+ अनुग्रह के बदले में सदस्य संसद में एक विशेष तरीके से अपना ोर्ट देगा या देगा और 
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ह इस तरह से बोलता ह ैऔर अपना ोर्ट देता ह?ैश्री रा द्वारा "के संब+ं में" अभिभव्यविV के लिलए सुझाए गए व्यापक अर्थ[ के 
अनुसार, अभिभयोजन के लिलए उन्मुविV उस सदस्य के लिलए उपलब्+ होगी सिजसे बोलने या अपना ोर्ट देने के लिलए इस तरह के 
समझौते के तहत अै+ रूप से अनुग्रह प्राप्त हुआ ह ैऔर सिजसने उV समझौते के अनुसार संसद में बात की ह ैया अपना ोर्ट 
विदया ह ैक्योंविक अै+ रूप से अनुग्रह की इस तरह की स्ीकृधित का उस सदस्य द्वारा इस तरह के बोलने या ोर्ट देने के सार्थ 
संबं+ या संबं+ ह।ैयविद श्री रा द्वारा "के संबं+ में" अभिभव्यविV पर रखे गए विनमा[ण को स्ीकार कर लिलया जाता ह,ै तो एक सदस्य
पर रिरश्वत के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता ह ैयविद ह सदन के समक्ष विचारा+ीन मामले पर नहीं बोलने या अपना ोर्ट 
नहीं देने के लिलए रिरश्वत स्ीकार करता ह,ै लेविकन अगर ह संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना ोर्ट देने के लिलए रिरश्वत
स्ीकार करता ह ैतो उसे इस तरह के आरोप के लिलए मुकदमा चलाने से छूर्ट विमलेगी।

सhच्च न्यायालय की रिरपोर्ट[

[2023] 12 एस सी आर।

और ह संसद में इस तरह से बोलता ह ैया अपना ोर्ट देता ह।ैयह कल्पना करना मुस्थिश्कल ह ैविक संवि+ान विनमा[ताओ ंका इरादा 
संसद सदस्य के बीच प्रधितरक्षा प्रदान करने के मामले में ऐसा अंतर करना ह ैजो संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना 
ोर्ट देने के लिलए रिरश्वत प्राप्त करता ह ैऔर बोलता ह ैया उस तरीके से अपना ोर्ट देता ह ैऔर एक संसद सदस्य जो सदन के 
समक्ष आने ाले विकसी विशेष मामले पर अपना ोर्ट नहीं देने या न देने के लिलए रिरश्वत प्राप्त करता ह ैऔर समझौते के अनुसार 
अपना ोर्ट नहीं देता ह ैया नहीं देता ह ैताविक प[ को रिरश्वत के आरोप में अभिभयोजन से प्रधितरक्षा प्रदान की जा सके, लेविकन बाद 
ाले को ऐसी प्रधितरक्षा से धिचत विकया जा सके।ऐसी विसंगधितपूण[ स्थिस्र्थधित से बचा जा सकता ह ैयविद अनुच्छेद 105 (2) में "के 
संबं+ में" शब्दों का अर्थ[ "से उत्पन्न" विकया जाता ह।ैयविद "के संबं+ में" अभिभव्यविV का इस प्रकार अर्थ[ लगाया जाता है, तो 
अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रदत्त प्रधितरक्षा को उस दाधियत् के लिलए सीविमत विकया जाएगा जो संसद में विकसी सदस्य या उसकी 
विकसी सविमधित द्वारा विदए गए ोर्ट से उत्पन्न होता ह ैया सिजसके लिलए सिजम्मेदार ठहराया जा सकता ह।ैप्रधितरक्षा केल तभी उपलब्+
होगी जब जो भाषण विदया गया ह ैया जो ोर्ट विदया गया ह ैह दाधियत् को जन्म देने ाली काय[ाही के लिलए कार[ाई के कारण 
का एक आश्यक और अभिभन्न अगं ह।ैसंसद में विकसी सदस्य द्वारा भाषण देने या ोर्ट देने से पहले विकसी काय[ के लिलए दाधियत् 
के लिखलाफ सुरक्षा देने के लिलए प्रधितरक्षा उपलब्+ नहीं होगी, भले ही इसका संबं+ सदस्य द्वारा विदए गए भाषण या ोर्ट से हो, यविद
ऐसा काय[ एक दाधियत् को जन्म देता ह ैजो स्तंत्र रूप से उत्पन्न होता ह ैऔर सदस्य द्वारा संसद में भाषण देने या ोर्ट देने पर 
विनभ[र नहीं करता ह।ैइस तरह के स्तंत्र दाधियत् को संसद में सदस्य द्वारा कही गई विकसी भी बात या ोर्ट के संबं+ में दाधियत् 
नहीं माना जा सकता ह।ैअनुच्छेद 105 (2) के तहत सिजस दाधियत् के लिलए प्रधितरक्षा का दाा विकया जा सकता है, ह दाधियत् है
जो संसद में विदए गए भाषण या ोर्ट के परिरणामस्रूप उत्पन्न हुआ ह।ै."

20. विशेष रूप से, न्यायमूर्तित अग्राल ने अपने फैसले के दौरान इस मुद्दे पर भी ध्यान विदया विक रिरश्वतखोरी का मामला कब पूरा 
होगा।विद्वान न्याया+ीश के विचार के अनुसार, रिरश्वत लेने ाले के लिखलाफ रिरश्वत का अपरा+ पूण[ होता ह,ै यविद ह एक विनधिŽत 
तरीके से काय[ करने के ादे के लिलए पैसे लेता ह ैया लेने के लिलए सहमत होता ह।ै+न की स्ीकृधित के सार्थ या +न को स्ीकार 
करने के समझौते पर समापन पूरा होगा और यह 763 ह।ै

सीता सोरने बनाम भारत सघं 764

प्राप्तकता[ द्वारा अै+ ादे के विनष्पादन पर विनभ[र नहीं।+न प्राप्त करने ाले को सौदा करने के लिलए प्रधितबद्ध माना जाएगा, भले ही 
ह सौदे के प्रदश[न में चूक करता हो।इसलिलए, यह न्यायमूर्तित अग्राल का विचार र्था विक रिरश्वतखोरी को साविबत करने के लिलए, 
केल यह स्र्थाविपत करने की आश्यकता ह ैविक रिरश्वत देने ाले को एक विनधिŽत तरीके से काय[ करने के ादे के लिलए +न प्राप्त 
हुआ र्था या प्राप्त करने के लिलए सहमत हुआ र्था और आगे यह साविबत करने की आश्यकता नहीं र्थी विक उसने ास्त में ादे के
अनुसार काम विकया र्था।
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21. इस मामले में तीसरा फैसला न्यायमूर्तित जी. एन. र ेने विदया। न्यायमूर्तित जी. एन. र ेके फैसले को पढ़ने से संकेत विमलता ह ैविक
विद्वान न्याया+ीश ने न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल के विनष्कष[ से सहमधित व्यV की विक

(i) संसद सदस्य भ्रZाचार विनारण अधि+विनयम 1988 की +ारा 2 (सी) के तहत एक लोक सेक ह;ै और

(ii) चंूविक भ्रZाचार विनारण अधि+विनयम 1988 की +ारा 19 (1) के तहत संसद सदस्य के लिखलाफ अभिभयोजन की मंजूरी देने 
के लिलए कोई सक्षम प्राधि+कारी नहीं है, इसलिलए न्यायालय प्रा+ान में उसिल्ललिखत कारणों का संज्ञान ले सकता है, लेविकन 
अभिभयोजन एजेंसी को आपराधि+क अदालत में संसद सदस्य के लिखलाफ आरोप पत्र दायर करने से पहले राज्यसभा के अध्यक्ष 
या, जैसा भी मामला हो, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमधित लेनी चाविहए।

22. उपरोV दो मुद्दों पर न्यायमूर्तित जी. एन. र ेने न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल के फैसले से सहमधित व्यV की।हालाँविक, अनुच्छेद 
105 (2) की व्याख्या पर, न्यायमूर्तित जी. एन. र ेने दो न्याया+ीशों की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्तित एस. पी. भरुचा के फैसले से
सहमधित व्यV की।इसलिलए, अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या पर न्यायमूर्तित एस. पी. भरुचा का विनण[य तीन विद्वान न्याया+ीशों के 
बहुमत के विचार का प्रधितविनधि+त् करता ह।ै

23. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं विक श्री राजू रामचंद्रन, रिरष्ठ कील और श्री आर ेंकर्टरमानी, भारत के अर्टॉनw जनरल 
के अलाा, हमने श्री पी. एस. पर्टालिलया, रिरष्ठ कील, सिजन्हें अदालत की सहायता के लिलए न्यायविमत्र के रूप में विनयVु विकया 
गया ह,ै श्री गोपाल शंकरनारायणम, रिरष्ठ कील, जो मध्यस्र्थ की ओर से पेश हुए और डॉ. विक शमा[, जो मध्यस्र्थ की ओर से
पेश हुए, को भी सुना ह।ै

24. हम न्यायविमत्र और रिरष्ठ अधि+Vा श्री गोपाल शंकरनारायण के इस कर्थन से सहमत हैं विक

सhच्च न्यायालय की रिरपोर्ट[

[2023] 12 एस सी आर।

पी. ी. नरसिसम्हा रा में बहुमत के विनण[य में व्यV विकए गए विनण[य पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आश्यकता ह।ैऐसा
करने के लिलए प्रर्थम दृZया हमार ेकारण नीचे विदए गए हैंः

(i) संवि+ान के अनुच्छेद 194 (2) के 105 (2) ए. सी. एल. ए. और ए. सी. एल. ए. एन. डी. एच. ई. के संबंधि+त प्रा+ानों 
को पाठ, संदभ[ और प्रा+ान के अंतर्विनविहत उदे्दश्य और उदे्दश्य द्वारा विनद̂भिशत विकया जाना चाविहए।संवि+ान के अनुच्छेद 105 
(2) में अंतर्विनविहत मौलिलक उदे्दश्य और उद्देश्य यह ह ैविक संसद के सदस्य, या राज्य वि+ानमंडलों के सदस्य, परिरणाम के डर के 
विबना, सदन के पर्टल पर या सदन में या सदन की सविमधितयों के सदस्यों के रूप में अपने विचार व्यV करने के लिलए स्तंत्र होने 
चाविहए।जबविक सवंि+ान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) भाषण और अभिभव्यविV की स्तंत्रता के व्यविVगत अधि+कार को मान्यता देता 
ह,ै अनुच्छेद 105 (2) वि+ानमंडल के सदस्यों के महत् को मान्यता देकर उस अधि+कार को संस्र्थागत बनाता है, सिजन्हें खदु 
को व्यV करने और प्रधितशो+ या परिरणाम के डर के विबना अपना ोर्ट डालने की स्तंत्रता ह।ैदसूर ेशब्दों में, अनुच्छेद 105 (2) 
या अनुच्छेद 194 (2) का उदे्दश्य प्रर्थम दृZया आपराधि+क कानून के उलं्लघन के लिलए आपराधि+क काय[ाही शुरू करने से 
प्रधितरक्षा प्रदान करना प्रतीत नहीं होता ह ैजो संसद सदस्य या विकसी राज्य के वि+ानमंडल के रूप में अधि+कारों और कत[व्यों के 
प्रयोग से स्तंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है; (ii) दसूरा, पी. ी. नरसिसम्हा रा में विनण[य के दौरान, न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल
ने एक गंभीर विसगंधित का उल्लेख विकया यविद रिरश्वत लेने ाले के लिलए अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रधितरक्षा के समर्थ[न में विनमा[ण 
को स्ीकार विकया जाना र्थाःयविद सदस्य संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना ोर्ट देने के लिलए रिरश्वत स्ीकार करता है
और ास्त में संसद में उस तरीके से बोलता ह ैया ोर्ट देता ह,ै तो विकसी सदस्य को इस तरह के आरोप के लिलए अभिभयोजन से
प्रधितरक्षा प्राप्त होगी।दसूरी ओर, कोई प्रधितरक्षा संलग्न नहीं होगी, और वि+ाधियका के सदस्य पर रिरश्वत के आरोप में मुकदमा 
चलाया जाएगा, यविद  नहीं बोलने या 765 नहीं देने के लिलए रिरश्वत स्ीकार करते हैं।
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सदन के समक्ष विचारा+ीन मामले पर उनका मतदान होता ह ैलेविकन  इसके विपरीत काय[ करते हैं।न्यायमूर्तित अग्राल ने कहा 
विक इस विसंगधित से बचा जा सकता ह ैयविद अनुच्छेद 105 (2) में "के संबं+ में" शब्दों का अर्थ[ "उत्पन्न होने ाला" माना जाता 
ह।ैदसूर ेशब्दों में, ऐसे मामले में, प्रधितरक्षा केल तभी उपलब्+ होगी जब जो भाषण विदया गया ह ैया जो ोर्ट विदया गया ह ैह 
काननू को जन्म देने ाली काय[ाही के लिलए कार[ाई के कारण के लिलए एक आश्यक और अभिभन्न अंग ह;ै और

(iii) तीसरा, न्यायमूर्तित एस. सी. अग्राल के फैसले में विशेष रूप से इस साल पर ध्यान विदया गया ह ैविक रिरश्वतखोरी का 
अपरा+ कब पूरा होगा।विनण[य में कहा गया ह ैविक अपरा+ +न की स्ीकृधित या +न को स्ीकार करने के समझौते पर पूरा होता ह ै
और प्राप्तकता[ द्वारा अै+ ादे के प्रदश[न पर विनभ[र नहीं होता ह।ैरिरश्वत लेने ाले को अपरा+ करने ाला माना जाएगा, भले ही 
ह विनविदा और रिरश्वत की स्ीकृधित के तहत सौदेबाजी करने में विफल रहे।रिरश्वत के अपरा+ के घर्टक तत्ों से संबंधि+त इस 
पहलू का विस्तार न्यायमूर्तित अग्राल के फैसले में विमलता ह,ै लेविकन बहुमत के फैसले में इस पर विचार नहीं विकया गया ह।ै

25. हम ऊपर पहले ही उले्लख कर चकेु हैं विक पी. ी. नरसिसम्हा रा के मामले में फैसले की समीक्षा की मांग करने और बाद में 
संवि+ान के अनुच्छेद 32 के तहत काय[ाही करने के प्रयास सफल नहीं हुए।हम में से एक (न्यायमूर्तित डॉ. डी. ाई. चंद्रचूड़), 
एक के लिलए समतw राय देते हुए

कल्पना मेहता बनाम भारत संघ मामले में पाँच न्याया+ीशों की पीठ 9 (पैरा 221)

यह देखने का असर र्था विक यविद पी. ी. नरसिसम्हा रा के विचार की शुद्धता विकसी उपयVु मामले में पनुर्विचार के लिलए आती ह,ै
तो एक बड़ी पीठ को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता ह।ैबहुमत के दृविZकोण का राजनीधित और सा[जविनक जीन में 
ईमानदारी के संरक्षण के लिलए गंभीर प्रभा पड़ता ह।ै

26. उपरोV कारणों से, इस स्तर पर प्रर्थम दृZया, हमारा विचार ह ैविक बहुमत के विचार की शुद्धता

9 (2018) 7 एससीसी 1

सhच्च न्यायालय की रिरपोर्ट[

[2023] 12 एस सी आर।

पी. ी. नरसिसम्हा रा पर सात न्याया+ीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा पनुर्विचार विकया जाना चाविहए।

27. हम तदनुसार रसिजस्र्ट्र ी से सात न्याया+ीशों की एक बड़ी पीठ के गठन के लिलए मुख्य न्याया+ीश के समक्ष कागजात रखने का
अनुरो+ करते हैं।

द्वारा तयैार विकए गए हेडनोर्टः

माननीय सीजेआई के समक्ष रखे जाने ाले कागजात

विनधि+ जैन

सात न्याया+ीशों की बड़ी पीठ के गठन के लिलए।
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